 भारत सरकार
                      आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
 



             राज्‍य  सभा
                                                     तारांकित प्रश्न सं0 20
                     5 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तर के लिए
izk:i Hkw&laink fo/ks;d] 2011 ds laca/k esa jk"Vªh; ijke'kZ
20- 
Jh fot; tokgjyky nMkZ% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%
¼d½ 
D;k tuojh] 2012 ds nkSjku izk:Ik Hkw&laink ¼fofu;eu vkSj fodkl½ fo/ks;d]

2011 ds laca/k esa jk"Vªh; ijke'kZ esa cksyrs gq, rRdkyhu ea=h }kjk dh xbZ ?kks"k.kk ds vuqlkj] Hkw&laink fofu;ked }kjk Rofjr U;k; iznku fd, tkus gsrq 2012&13 ds nkSjku fdlh Rofjr fookn lek/kku ra= dh 'kq#vkr dh xbZ gS( 

¼[k½ 
;fn gka] rks D;k ,sls ra= dh 'kq#vkr ls iwoZ Hkw&laink fuekZrkvksa dh jk; yh xbZ Fkh vkSj

ml ij fopkj fd;k x;k Fkk( vkSj 

¼x½
 bl fookn lek/kku ra= ds ek/;e ls ifjdfYir ikjnf'kZrk fdl lhek rd lqfuf'pr

dh tk ldsxh rkfd tgka rd ,sls ekeyksa esa] vf/kd le; vkSj ykxr vkus dk laca/k gS] fuos'kdksa rFkk xzkgdksa ds chp fo'okl dk;e fd;k tk lds\
उत्तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
 (डा0 (कुमारी) गिरिजा व्‍यास)
(क) से (ग): एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।  
***
विवरण 
प्रारूप भू-सम्‍पदा विधेयक, 2011 के संबंध में राष्‍ट्रीय परामर्श से संबंधित            दिनांक 05.12.2013 के लिए राज्‍यसभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 20 के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण  ।  
(क): भू-सम्‍पदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2013 में विवादों को त्‍वरित प्रक्रिया से निपटाने के लिए अधिकार प्राप्‍त न्‍यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रावधान शामिल करके अपेक्षित तंत्र शामिल किया गया है । यह इस संबंध में प्राधिकरण/नियामक की पूर्ण शक्तियों के अतिरिक्‍त है । यह विधेयक राज्‍यसभा में पहले ही प्रस्‍तुत कर दिया गया है और इसकी जांच के लिए शहरी विकास संबंधी संसदीय स्‍थायी समिति के पास है ।  
(ख):
जी, हां । भू-सम्‍पदा बिल्‍डरों और उनके संघों तथा अन्‍य हितधारियों के विचार प्राप्‍त किए गए हैं और उन पर विचार किया गया है ।  
(ग) : भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक 2013 का उद्देश्‍य बिल्‍डरों और खरीददारों को उनके संविदात्‍मक दायित्‍वों के लिए जिम्‍मेदार बनाने के साथ-साथ न्‍यायिक अधिकारी और / अथवा प्राधिकारी /नियामक के लिए अर्द्ध-न्‍यायिक आदेश पारित करते समय इसके कारण रिकार्ड करना अनिवार्य बनाकर विवाद समाधान तंत्र में पारदर्शिता लाना है ।  
***
